
कोयला मंत्रालय

कें द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कोयला शक्ति डैशबोर्ड और सीएलएएमपी
पोर्टल का शुभारंभ किया

“कोयला शक्ति” भारत के  कोयला इकोसिस्टम की डिजिटल रीढ़ बनेगी- कोयला मंत्री
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डिजिटल परिवर्तन और पारदर्शी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के  रूप में, कें द्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में
वीडियो कॉन्फ्रें स के  माध्यम से दो परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान (सीएलएएमपी) पोर्टल का शुभारंभ किया। यह
आयोजन कोयला क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और डेटा-संचालित शासन की दिशा में मंत्रालय की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।

इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के  सचिव श्री विक्रम देव दत्त, अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी श्रीमती रूपिंदर बरार, अपर सचिव श्री सनोज कु मार झा, मंत्रालय के  वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग
जगत के  अग्रज और पूरे  क्षेत्र के  प्रमुख हितधारक उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, कें द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि कोयला शक्ति डैशबोर्ड का शुभारंभ संपूर्ण कोयला मूल्य श्रृंखला को एकीकृ त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
एकीकृ त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यह नवोन्मेषी प्रणाली वास्तविक समय समन्वय को मजबूत करेगी, पारदर्शिता बढ़ाएगी और पूरे  क्षेत्र में डेटा-संचालित शासन
को सक्षम बनाएगी। के न्द्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोयला शक्ति भारत के  कोयला इकोसिस्टम की डिजिटल रीढ़ के  रूप में काम करेगी, जो सरकार के  आत्मनिर्भर भारत और
"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के  दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी।

के न्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सीएलएएमपी पोर्टल पारदर्शी, कु शल और नागरिक-कें द्रित डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के  मंत्रालय के  प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह पोर्टल
कोयला-आधारित क्षेत्रों के  लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में जवाबदेही बढ़ाने और प्रक्रियात्मक देरी को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिससे न्यायसंगत और समयबद्ध
मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित होता है।

 

कोयला मंत्रालय के  सचिव श्री विक्रम देव दत्त ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि कोयला शक्ति डैशबोर्ड और सीएलएएमपी पोर्टल मंत्रालय के  सुधारोन्मुखी और भविष्योन्मुखी
दृष्टिकोण का उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि दोनों प्लेटफॉर्म कोयला मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन मानकों में सुधार के  लिए उत्प्रेरक के  रूप में काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि वास्तविक समय डेटा एकीकरण और निर्णय समर्थन के  लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर मंत्रालय का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, देरी को कम करना और
हितधारकों के  बीच समन्वय को बढ़ाना है। श्री दत्त ने पुनः  पुष्टि की कि मंत्रालय नीति और प्रक्रिया सुधारों के  लिए प्रतिबद्ध है जो कोयला क्षेत्र को परिचालन उत्कृ ष्टता के  अगले स्तर तक ले
जाएगा।



अपर सचिव एवं नामित प्राधिकारी श्रीमती रूपिंदर बरार ने कोयला शक्ति, स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड (एससीएडी) पर कें द्रित एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि पोर्टल की
संकल्पना एक एकीकृ त, वास्तविक समय डिजिटल प्लेटफॉर्म के  रूप में की गई है, जो कोयला उत्पादक कं पनियों, कें द्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों, रेलवे, बंदरगाहों और बिजली
उपयोगिताओं सहित कोयला मूल्य श्रृंखला में कई स्रोतों से डेटा को एकीकृ त करता है। यह डैशबोर्ड कोयला उत्पादन, प्रेषण, लॉजिस्टिक्स और खपत पर संपूर्ण दृश्यता प्रदान करता है,
जिससे हितधारकों के  बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित होता है।

श्रीमती बरार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोयला शक्ति रेल, सड़क और मल्टीमॉडल प्रणालियों के  माध्यम से कोयले की आवाजाही की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम
बनाती है, जिससे बेहतर मांग पूर्वानुमान और लॉजिस्टिक्स योजना के  लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण की सुविधा मिलती है। यह प्रणाली प्रमुख प्रदर्शन संके तकों
को एकल, आसानी से नेविगेट करने योग्य इंटरफ़े स में समेकित करके  दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है। उन्होंने संक्षेप में यह भी बताया कि सीएलएएमपी पोर्टल भूमि
अधिग्रहण प्रबंधन और अनुपालन प्रक्रियाओं को मजबूत करके  कोयला शक्ति का पूरक बनेगा।

कोयला शक्ति डैशबोर्ड

कोयला शक्ति डैशबोर्ड एक अग्रणी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो खदान से लेकर बाजार तक संपूर्ण कोयला मूल्य श्रृंखला को एकीकृ त इंटरफे स पर एकीकृ त करता है। यह प्लेटफॉर्म कोयला
कं पनियों, रेलवे, बंदरगाहों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के  बीच वास्तविक समय समन्वय की सुविधा प्रदान करता है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है और निर्बाध कोयला लॉजिस्टिक्स
सुनिश्चित होता है।

एक व्यापक निर्णय-समर्थन प्रणाली के  रूप में, कोयला शक्ति डेटा-संचालित शासन को सक्षम बनाती है, संसाधन आवंटन को अनुकू लित करती है और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मज़बूत
बनाती है। यह पहल, सरकार के  आत्मनिर्भर भारत और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के  दृष्टिकोण के  अनुरूप, पारदर्शिता, दक्षता और तकनीकी नवाचार के  प्रति मंत्रालय की
प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

डैशबोर्ड के  बारे  में

दशकों से, उत्पादन, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, प्रेषण और खपत को शामिल करने वाली कोयला आपूर्ति श्रृंखला में कई हितधारक और जटिल समन्वय शामिल रहा है। "कोयला शक्ति"
वास्तविक समय में पूरे  इकोसिस्टम में डेटा को एकीकृ त करके  इन बाधाओं को दू र करती है।

यह मंच एक व्यापक निर्णय-समर्थन प्रणाली के  रूप में कार्य करता है, जो सुनिश्चित करता है:

कोयला कम्पनियों, रेलवे, बंदरगाहों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के  बीच निर्बाध समन्वय।
डेटा-संचालित निगरानी के  माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही।
लाइव एनालिटिक्स और डिजिटल डैशबोर्ड द्वारा तेज और स्मार्ट निर्णय लेने की क्षमता।

यह एक क्रांतिकारी कदम है जो कोयला क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की सूरत बदल देगा, जिससे बेहतर लॉजिस्टिक्स, कम लागत और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से बिजली, इस्पात और
सीमेंट उद्योगों के  लिए कोयले की उपलब्धता में अधिक विश्वसनीयता आएगी।

कोयला मंत्रालय का स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड (एससीएडी) कोयला शक्ति एक कें द्रीकृ त डिजिटल प्लेटफॉर्म के  रूप में कार्य करता है जो कई हितधारकों के  डेटा को एकीकृ त करता
है, जिसमें शामिल हैं:

कोयला उत्पादक कं पनियां और निजी खनिक
कें द्रीय मंत्रालय और विभाग जैसे कोयला, रेलवे, बिजली, वित्त, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग
कोयला उत्पादन का प्रबंधन करने वाले राज्य विभाग (ई-खनिज प्लेटफॉर्म)
बिजली उत्पादन कं पनियां और अन्य औद्योगिक कोयला उपभोक्ता
बंदरगाह प्राधिकरण और निजी कोयला-हैंडलिंग टर्मिनल

उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं

कोयला शक्ति का प्राथमिक उद्देश्य परिचालन दक्षता को मज़बूत करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और कोयला आपूर्ति श्रृंखला में समन्वय को बढ़ाना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं  इस प्रकार
हैं:

1. एकीकृ त दृश्यता: विविध डेटा स्रोतों का एकल, व्यापक इंटरफ़े स में एकीकरण।
2. वास्तविक समय निगरानी: कोयला उत्पादन, प्रेषण और लॉजिस्टिक्स संचालन की निरंतर ट्रै  किं ग।
3. डेटा-संचालित निर्णय लेना: साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और प्रबंधन निर्णयों का समर्थन करने के  लिए विश्लेषणात्मक उपकरण।
4. घटना प्रतिक्रिया: समय पर अलर्ट और सूचनाएं , जिससे परिचालन चुनौतियों का तेजी से समाधान संभव हो सके ।
5. मानकीकरण: विभागों में एकरूपता सुनिश्चित करने के  लिए एकसमान मीट्रिक और रिपोर्टिंग प्रारूप।
6. परिचालन दक्षता: निगरानी और रिपोर्टिंग का सरलीकरण, मैन्युअल त्रुटियों को न्यूनतम करना।
7. मापनीयता: भविष्य की डिजिटल प्रणालियों और अतिरिक्त डेटा सेटों के  साथ एकीकरण का प्रावधान।
8. पारदर्शिता और जवाबदेही: सभी हितधारकों के  लिए प्रदर्शन संके तकों की बेहतर दृश्यता।
9. नीति नियोजन और पूर्वानुमान: मांग पूर्वानुमान और रणनीतिक योजना का समर्थन करने के  लिए विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि।

कोयला शक्ति, शासन सुधार के  लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की भारत की क्षमता का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह के वल एक डैशबोर्ड नहीं  है; यह कोयला क्षेत्र के  परिवर्तन की डिजिटल
धड़कन है, जो भारत को एक सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है।

सीएलएएमपी पोर्टल

कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान (सीएलएएमपी) पोर्टल एक एकीकृ त डिजिटल समाधान है जिसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवज़ा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन
(आरएं डआर) प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। भूमि अभिलेखों के  एक कें द्रीकृ त भंडार के  रूप में कार्य करते हुए, यह पोर्टल डेटा एकीकरण सुनिश्चित करता है, जवाबदेही बढ़ाता है और
प्रक्रियागत देरी को कम करता है। भूमि विवरण अपलोड करने से लेकर मुआवज़े के  भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर, सीएलएएमपी पोर्टल कोयला सार्वजनिक उपक्रमों में
भूमि प्रबंधन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाता है।

**************

पीके /के सी/डीवी

(Release ID: 2183993) Visitor Counter : 100
Read this release in: English , Urdu , Malayalam

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183948
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183972
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2184043

